
कुल पदों की
संख्या

Gen. (UR)

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांकः वि.सं. 01/ Exam Lect.-Special Edu.  /  RPSC/EP-1/2026-27

विस्तृत विज्ञापन

दिनांक : 22.05.2026

आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक विशेष शिक्षा के कुल 121 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
किए जाते हैं। पद स्थाई हैं तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों ( पदों की संख्या संशोधित की जा सकती है) की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-
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121 33 4 이 14 4 이 10 3 0 18 5 2 0 5

Horizontal Reservation:- 1- Ex. Ser. Gen./UR-2, SC-0, ST-0, OBC-1, MBC-0, EWS-0
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2-Р.Н. (i) B/LV-2 (ii) D., H.H.-1, (iii) OA, OL, BL, OAL, CP, LC, DW, AAV, SD/SI-1 (iv) (a) A.S.D. (M), S.L.D, M.I. & (b) Mul.Dis. -1

Abbreviations Used: GEN - General, U.R.- Unreserved, SC - Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC- Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes,
EWS - Economically Weaker Sections, GEN WE - General Women, WD-Widow, DV-Divorcee, B/LV-Blind/Low Vision, D-Deaf, H.H.-Hard of Hearing, OA- One

Arm, OAL-One Arm Leg, BA- Both Arm, OL-One Leg, BL-Both Leg, LC-Leprosy cured, CP-Cerebral Palsy, DW-dwarfism, AAV-acid attack victim, SD/SI- Spinal
Deformity (SD)/Spinal Injury (SI) without any associated neurological/limb dysfunction, ASD(M)-Austism spectrum disorder(Moderate), M.I.- Mental Illness, S.L.D.
Specific Learning Disability, Mul.Dis.Mul.Dis.- Multiple Disability, Ex. Ser. -  Ex Serviceman, P.H.  - Physical Handicapped

नोट :-
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1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं
कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्रयात्र तथा
उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की
समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस

उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित
रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियो,
पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चातवर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।

राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य
प्रक्रिया से भरा जायेगा।

3. किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह / परित्यक्ता / तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों
को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह / परित्यक्ता / तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa)
के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह / परित्यक्ता / तलाकशुदा अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी

रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां
उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं

की जायेगी। विधवाओं और विच्छिन्न विवाह / परित्यक्ता  / तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात
प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

विशेष योग्यजन / निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया
जायेगा।

. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Categorywise-
Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार
भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेंगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेंगी।
राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण
से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो

उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो
नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।

7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल

निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय
द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D. B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक

18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में
एससी / एसटी /  ओबीसी / एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

8. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 एवं 21.11.2019 के अनुसार ही उत्कृष्ट खिलाड़ी की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय होगा।
टिप्पणी:- "बिन्दु संख्या 01 से 08 तक के प्रावधान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होंगे।"
अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं  :

(1) (i) Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in one of the following subjects:-

1. English 2. Hindi 3. History 4. Political Science 5. Sociology 6. Music
AND

(ii) B.ED. (Special Education) or B.ED. with two years Diploma in Special Education recognized by the Rehabilitation Council of India (RCI).
(2) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani culture.

विशेष शर्त - आवेदनकर्ता को भारतीय पुनर्वास परिषद् (RCI) में भर्ती परीक्षा तिथि से पूर्व स्थाई /  अस्थाई पंजीकृत होना तथा नियुक्ति से पूर्व स्थाई पंजीकरण संख्या प्रस्तुत
करना अनिवार्य है।

Note: 1. अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथापि ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग
द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाईन आवेदन पत्र को प्रत्याहरित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

2. असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता,
2023 (BNS) की धारा 217 के तहत् दण्डनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालान्तर में काउन्सलिंग /  पात्रता जांच / साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाये जाने

पर इस परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) किया जायेगा।
शैक्षणिक अर्हता उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए
संबंधी प्रावधान पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।
वेतन का रनिंग
पे-बैण्ड

आयु सीमा

क्र.सं.

1.

2

पे-मैट्रिक्स लेवल L-12 नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।

दिनांक 01.01.2027 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये।

चूंकि शासन के शिक्षा (ग्रुप - 1) विभाग द्वारा जारी स्वीकृति दिनांक 12.11.2025 के अन्तर्गत व्याख्याता (विशेष शिक्षा) के नवसृजित पदों पर भर्ती प्रथम बार
आयोजित की जा रही है, अतः संबंधित प्रशासनिक विभाग के राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के नियम 16 के परन्तुक (ix) के

तहत् किसी वर्ष विशेष में भर्ती आयोजित नहीं किये जाने के कारण ऊपरी आयुसीमा में देय अधिकतम 03 वर्षों की छूट इस भर्ती में लागू नहीं होगी।
विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाये गये आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गो / अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणिया अधिकतम आयु में देय

राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग /  आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष
Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes

and Economically Weaker Sections of Rajasthan State

राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग /  अति पिछड़ा / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला

छूट
5 वर्ष

Five Years

10 वर्ष

Ten Years
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नोट :-

नोट -

Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward
Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State

सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की महिला
Women Candidates belonging to General Category

विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला
Explanation:- In the case of a widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the

Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish proof of divorcе.

राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी
की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5 वर्ष

Five Years

अधिकतम आयु सीमा नहीं

उपर्युक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका
था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था।
The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis

on any post before his/her conviction and was eligible for appointment under these Rules,

उस भूतपर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके
द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी।
The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of other ex-prisoners who

was not over age before his conviction and was eligible for appointment under these Rules,

कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक
नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।

The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors,

if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed
age limit.

राज्य, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के कारोबार में Substantive रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकतम् आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parishads and in the State Public

Sector Undertaking/Corporations in substantive capacity shall be 40 years.

निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् आयु सीमा में ही ही समझा जाएगा

चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।
The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be

within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission, Board or Appointing Authority, as

the case may be, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.

इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष

आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
The persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age-limit, if they were within the age limit when

they were initially appointed even though they have crossed the age-limit when they appear finally before the Commission/Board/Appointing
Authority and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such, at the time of their initial appointment;

राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिको को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों
के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर
पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम उपरी आयु सीमा लागू होगी।

According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be ten years for Ex-

servicemen; Provided that if permissible age after relaxation under this rule works out to be more than 50 years, then upper age limit of 50 years

shall be applicable but in case of direct recruitment, where experience of lower post is essential, the maximum upper age limit of 55 years shall
be applicable.

स्पष्टीकरण :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित प्रावधानों
के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों / अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात्
आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।
राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी।

According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for
persons with benchmarks disabilities.

विभिन्न वर्गों / अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम  / तक की आयु सीमा में छूट
दी गई हो, स्वतः ही निष्प्रभावी माने जायेंगे।

1. उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान

का अधिकतम आयु सीमा मेंमें छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
2. उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात, बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार विशेष योग्यजन
ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय होगी।

को

3. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के
अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस
आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।

4. अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये है। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित
प्रावधान ही मान्य होंगे।

चयन प्रक्रिया

परीक्षा का स्थान

एवं माह

परीक्षा योजना व

पाठ्यक्रम

आवेदन अवधि
आवेदन प्रक्रिया

अन्य विवरण

अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक /  उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में

स्केलिंग / मोडरेशन / नॉर्मलाईजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त
पाये गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार  /  नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जायेंगे जो लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की मेरिट (Merit) के क्रम में
व्यवस्थित होंगे।

1.

2.

3.

परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।

उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 तथा अनुसूची  - III के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जायेगी। उक्त नियम में उल्लेखित
परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जायेगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट
पृथक से जारी किया जाएगा।

दिनांक 01.06.2026 से दिनांक 30.06.2026 रात्रि 12-00 बजे तक ।

पर

उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाईन
आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants),  विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन
आवश्यक रूप से कर लेवें । तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश
(Instructions for Applicants) विज्ञापन का भाग / हिस्सा माना जायेगा तथापि किसी विशिष्ट भर्ती / परीक्षा हेतु संबंधित भर्ती सेवा नियम एवं
विज्ञापन में उल्लेखित प्रावधान ही लागू होंगे।

ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब् Apply online link को Click
कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का
चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु स्वय की लाईव फोटो, अभ्यर्थी के
नाम, पिता के नाम (यदि आधार में उपलब्ध हो), जन्म तिथि, लिंग की प्रविष्ठि आधार कार्ड  / जनआधार कार्ड में उपलब्ध विवरण के आधार पर करते
हुए केवाईसी अनिवार्य रूप से करनी होगी। इसके पश्चात् अन्य विवरण निजी जानकारी, शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी OTR प्रोफाईल में दर्ज
करते हुए OTR पूरा करना होगा।

जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR में केवाईसी प्रक्रिया की चुकी है, वे अभ्यर्थी एस.एस.ओ.  पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर

Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर /  संख्या के आधार पर ऑनलाईन आवेदन करें।
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